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सोमवार, 27 जुलाई, 2015/ 5 श्रावण, 1937 (शक)
सूरत-मुम्बई राष्ट्रीय एक्सप्रेस राजमार्ग परियोजना
749. श्री दिलीपभाई पंडया: 
क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) सूरत-मुम्बई राष्ट्रीय एक्सप्रेस राजमार्ग परियोजना, जो वर्ष 1991 में प्रस्तुत की गई थी और जिसे तत्कालीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अंतिम रूप दिया गया था, के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना के व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) आज की तारीख के अनुसार उक्त अध्ययन का परिणाम क्या रहा और असामान्य विलम्ब के क्या कारण थे;

(ग) क्या मंत्रिमंडल समिति द्वारा 1991 में कोई अंतिम निर्णय लिया गया था और गुजरात सरकार ने उसी वर्ष प्रस्तावित संरेखण के साथ 300 मीटर चौड़ाई वाली जमीन को चिन्‍हित कर दिया था; और
(घ) उक्त प्रस्ताव पर कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है?

उत्‍तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
 (श्री पोन्. राधाकृष्‍णन)
(क) से (घ):   भारत सरकार ने वर्ष 2006 में डीबीएफओटी आधार पर 16680 करोड़ रूपए की लागत पर एनएचडीपी चरण-VI के अंतर्गत 1000 किमी एक्‍सप्रैस मार्गों के निर्माण के लिए एक योजना अनुमोदित की है । मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार एक्सप्रेसवे कोरिडोरों के चयन के लिए मुख्‍य मापदंड यातायात का घनत्‍व होगा तथा अनुमोदित किया गया कि उच्‍चतम घनत्‍व कोरिडोर अर्थात् वड़ोदरा-मुंबई कोरिडोर (400 किमी) को उच्‍च प्राथमिकता दी गई और व्‍यवहार्यता अध्‍ययन के लिए विचार किया गया ।
       सूरत-मुबई एक्सप्रेसवे, वड़ोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे का एक भाग है क्‍योंकि यह वड़ोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे (वड़ोदरा-सूरत-मुंबई) से होकर गुजरता है ।

एनएचडीपी चरण-VI के अंतर्गत डिजाईन, निर्माण, वित्‍त, प्रचालन और हस्‍तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर बीओटी (पथकर) विधि से प्रस्‍तावित वड़ोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे के निष्‍पादन के लिए भूमि अधिग्रहण के पूरा होने, पर्यावरण, वन और वन्‍य जीव आदि जैसी सांविधिक स्‍वीकृतियां प्राप्‍त किए जाने पर रियायतग्राही को नियुक्‍त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी । 
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